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अतारांकित प्रश्‍न सं. 608
08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ
विषय: 
किसानों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता
608. 
श्री हरनाथ सिंह यादवः
श्री विजय पाल सिंह तोमरः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) क्या कई राज्य सरकारों ने किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि और बागवानी उपज के लाभकारी मूल्यों के अंतर्गत मौजूदा योजनाओं के तहत किसानों को सहायता देने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये उत्पाद जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल नहीं हैं, इनको मूल्य समर्थन योजनाओं (पीएसएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत शामिल किए जाने की संभावना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला) 
(क) से (घ): किसानों को दबाव में बिक्री से बचाने के लिए केंद्रीय सरकार राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के परामर्श से कृषि और बागवानी जिन्‍सों का उत्‍पादन करने वाले किसानों को पहले ही सहायता प्रदान कर रही है। इस सहायता का उद्देश्‍य यह सुनिश्‍चित करना है कि किसानों को उनके उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य प्राप्‍त हो सके और उन्‍हें दबाव में बिक्री न करनी पड़े।  
(ड.) एवं (च): अधिसूचित तिलहन और दलहन मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कवर है और अन्‍य शीघ्र नष्‍ट होने वाले कृषिगत/बागवानी उपज जिनके लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) की घोषणा नहीं की गई है वे मंडी हस्‍तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत कवर किए गए हैं। राज्‍यों को वित्‍तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। इसके बजाय हानियों का वहन, यदि कोई हो, पीएसएस/एमआईएस प्रचालन कार्य करने वाली खरीद एजेंसियों द्वारा किया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। 
*****
